43 भण्डार का रखरखाव एवं निस्तारण 


4. भण्डार का रख-रखाव (एम0जी0ओ0 अध्याय L४४॥ का पैरा 572) 
किसी भी विभाग को उसके सौंपे गये उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वस्तुओं» अशूव्रो भण्डार 
का कय करना पड़ता है। सरकारी कार्यालय के उपयोगार्थ जो वस्तुएँ क्रय की जाती हैं डूनेकी)लेंखा रखना 
आवश्यक है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग- के पैरा 255 से 259 के अन्तर्गत्‌ सेरुर्कारी स्टोर एवं 
स्टाक के अनुरक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त नियम सामान्यते्सभी विभागों पर 
लागू होते हैं लेकिन कुछ विभागों में इससे सम्बन्धित विस्तृत प्रतिस्थानी नियमों «छी अलग से व्यवस्था की 
गयी है। कृषि, उद्योग, आबकारी, वन, जल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रिन्टिंग ऐवँ स्टेशनरी विभाग में 
भण्डारों का रख-रखाव इन्हीं विशेष प्रतिस्थानी नियमों के अन्तर्गत आता है॥ 
अरद्धशासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं को शामिल करके राज्य सर्कार के जिन कार्यालयों में 
सामग्री क्रय के लिए अलग से धन की व्यवस्था होती है, उन कार्यालग्रों मेमर्ण्डार बही रखना आवश्यक है । 
“कार्यालय” का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से है जिसके लिए अलग से_सामग्रीकरक्रय के लिए धन आबंटित हो। 
प्रत्येक कार्यालय में डेड स्टाक (मृत स्कन्ध) जैसे फर्नीचर” प्लाल्ट और मशीनरी आदि एवं 
लाइवस्टाक एवं नाशवान सामग्री के लिए अलग-अलग~क्टाकबुक «खा जलाना, “चोहिए | डेडस्टाक 
एम0जी0ओ0 के परिशिष्ट ॥7 में दिये गये प्रारूप के अनुसार रखी जायेगी और” इसमें दिथे. गये निर्देशों का 
पालन भी किया जायेगा। लाइव स्टाक एवं नाशवान सामग्री क्रे लिए आबेश्यकतानुसोर, संशोधित स्टाकबुक 
रखी जायेगी । परिशिष्ट ॥7 का प्रारूप कार्यालय द्वारा(तैयोर्-किया«जोथेग अथवा अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन 
के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा । 
स्टाक बुक में एक सामग्री के लिए आवश्यकतानुसार एकै,था एक से अधिक पेज आबंटित किया 
जायेगा तथा सामग्रियों का इंडेक्स भी तैयार-कियो>जायेशी | प्रत्येक सामग्री) की प्राप्ति के पश्चात उसकी 
तत्काल प्रविष्टि स्टाक बुक में अवश्य की ज्ञानी )चाहिए प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन प्रभारी अधिकारी एवं 
भण्डार लिपिक के द्वारा किया जायेगा। सोसोने की प्रबिष्टितनिरस्त \किये/जाने की दशा में उक्त रजिस्टर 
के सम्बन्धित कालम में इस आशय काजनोट अंकित कियो' जायेगा | प्रत्येक कालम का योग पुष्ठ के अंत में 
करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति, पर भी ईनका यौस्‌_ निकाळ्मच््मयेगा | 
प्रत्येक सामग्री के कय मूल्य का विवरेष्ू स्टाक“बूक में रखा जायेगा। बिना मूल्यांकन सुनिश्चित 
किये कोई भी सामग्री स्टाकपबुक, में अंकिरलू नही की जोथैंगी। निम्नलिखित परिस्थितियों में सामयिक 
(पीरियाडिकल) मूल्यांकन भीश्किया जाना चाहिएं- 
० जब सामग्री कोगेर्वमेज्टं कार्मर्शियेल अन्डश्टरेकिगे को प्रेषित किया जाना हो। 
० जब किसी कर्य पेरे सामभ्री/का-मूल्य/वितेरिते (A0४०) किया जाना हो। 
१ जब निज़ीक््यक्तियों /संस्थाओं स्रे'सोमेग्री का मूल्य प्राप्त करना हो। 
इस प्रकार सें निर्धीरितत मूल्य (किसी भी प्रकार बाजार दर से अधिक नहीं होंगे। इस उद्देश्य के 
लिए बाजार मूल्ये का«ओभिप्रायं उद्योगे, निदेशक द्वारा समान विवरण (स्पेशिफिकेशन) की वस्तुओं का 
निर्धारित देरेच्होगा | इसके अभाव में:तैल्कालीन चालू दर जो बाजार में प्रचलित हो मान्य होगा। 
यथ संभुव\स्टाक॑ बुकृ€स्टोरे>के निकट रखनी चाहिए, लेकिन कार्यालयाध्यक्ष सुविधा के अनुसार 
इस्रके अतिरिक्त/भी क़िसी अचय स्कैन पर स्टाक बुक रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। वस्तु के प्राप्त होते 
ही=लूत्काल स्टाकै-बुक में इसेकी” प्रविष्टि की जानी चाहिए। कार्यालय अधीक्षक (मिनिस्ट्रीयल हेड ऑफ दि 
~ आफिस), प्रत्येक माह क़ी,ससाप्ति पर व्यय मद के रजिस्टर व माँग पत्र को ध्यान में रखकर स्टाक बुक का 
सत्यापन करेंगे कि सभी<कुय की गयी वस्तुएँ व सभी प्राप्त (दूसरे कार्यालय से) वस्तुएं ठीक-ठाक ढंग से 
स्टाक बुक में प्रविष्ट केछ/दी गयी हैं। 
यथासंभव प्रत्येक वस्तु पर समुचित चिन्ह अंकित किया जाना चाहिए ताकि उनका सत्यापन 
आसानी से किया जा सके। सरकारी संपत्तियों की एक वितरण सूची विभिन्न कक्षों एवं अधिष्ठानों के बीच 
रखनी चाहिए । इसकी अद्यतन सूची प्रत्येक कक्ष में लटका देनी चाहिए। 
स्टोर में कार्यालय की आवश्यकता से ज्यादा सामग्री नहीं रखनी चाहिए। क्षयशील व उपभोग्य 
वस्तुएँ जिनका प्रयोग कई वर्षो से नहीं किया गया है को फालतू माना जायेगा, जब तक कि कार्यालयाध्यक्ष 
इसके इतर कोई विचार नहीं रखते। प्रभारी अधिकारी फालतू सामग्रियों की एक सूची तैयार कर सक्षम 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसका वर्गीकरण सर्विसेबुल एवं निष्प्रयोज्य दो भागों में किया जायेगा। 
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सर्विसेबुल आइटम के लिए सक्षम अधिकारी उसे अधीनस्थ कार्यालयों में वितरण के लिए आदेशित करेंगे | 
निष्प्रयोज्य वस्तुओं के लिए नीलामी द्वारा विक्रय की अनुमति दी जायेगी व अन्तर को बटूटे खाते डाला 
जायेगा। सभी प्रकार की हानियों को संज्ञान में आने पर तत्काल सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से स्टाक बुक 
में अंकित किया जायेगा। 

प्रभारी राजपत्रित अधिकारी उपभोग्य व नाशवान वस्तुओं को कम से कम 6 महीसे-में)ऐक बार व 
डेड स्टाक को वर्ष में एक बार अवश्य सत्यापित करेंगे । प्रभारी अधिकारी द्वारा वस्तुओं कोक्सत्यापन स्टाक 
बुक पर अवशेष के आधार पर किया जायेगा और स्टाक बुक पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी अंकित 
किया जायेगा । 

प्रभारी अधिकारी यह भी सत्यापित करेंगे कि कार्यालय अधीक्षक ने मासिकेक््सत्यापन किया है कि 
नहीं । स्टोर सत्यापन में स्टोर प्रभारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। स्टोर 'प्रुभौरी लिपिक के अतिरिक्त 
किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से सत्यापन किया जाना चाहिए, लेकिर्न अल्पे वेतनभोगी कर्मचारियों की 
सहायता भी नहीं लेनी चाहिए। यह सत्यापन स्टोर प्रभारी के ही समक्ष /किया-जीयेगा | 

स्टोर सत्यापन के समय प्रकाश में आयी सभी प्रकार की हानियाँचविकय व निस्तारण को संज्ञान में 
लिया जायेगा। यह देखा जाना चाहिए कि हानि बाजार मूल्य के उतोर्‌ व्रेढ़ाव.कै कारण हुई-है अथवा उनके 
कय एवं रख-रखाव में हुई लापरवाही के कारण। बहुधा क्रय के पश्‍चात सोसुग्री के८रखरखाव में हुई 
उपेक्षा भी इसके मूल्य हास का कारण होती है। अन्य प्रकार “यथा चोरी या द्ैवीय ओपदा “के कारण हुई 
क्षति को भी संज्ञान में लेकर सक्षम अधिकारी के आदेशार्थ\ प्रेकरण-प्रस्तुत किर्यी\जाना चाहिए। सक्षम 
अधिकारी की अनुमति से हानियों को स्टाक बुक में अंकितेशकिथा ज़ाखेगा | 

अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी इसी प्रकार स्टोरेच्का निरीक्षणेच्क्रँगे और\आख्या सक्षम प्राधिकारी को 
प्रस्तुत करेंगे | वरिष्ठ अधिकारी को कार्यालय निशैक्षण के समर्य राक्र बुककार्नन्तेरीक्षण करना चाहिए तथा 
कुछ महत्वपूर्ण सामग्री को चेक भी करना चाहिएँ । 
2. भण्डार निस्तारण से सम्बन्धित नियम [ 

कार्यालयों में कभी कभी निष्प्रयोज्य\वेस्तुएँ अधिकु-सर्मय तक पड़ी' रहती हैं एवं सही रख-रखाव न 
होने के कारण उनका लगातार क्षय होता जाता है। ऐसो>होने (का भुख्य कारण भण्डारों की सामयिक जाँच 
न होना तथा रख-रखाव में असावधानी बेरतना है| निष्प्रयोज्यच्वस्तुयें एक तो अनावश्यक रूप से भण्डार 
का स्थान घेरे रहतीं हैं साथ ही अधिक समय तने पर -डनका)लगातार अवमूल्यन भी होता जाता है। ऐसे 
वस्तुओं को चिन्हित कर उनकेर्नीलामे करनेक्क सम्बन्ध में ओर्वश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता 


है। 

वित्तीय नियम संग्रह खेण्ड-पाँच्‌ भाग-4 के ,परिशिष्ट-49(घ) में राजकीय सम्पत्ति के निस्तारण के 
नियम दिये गये हैं। इने तेचुयमों केच्प्रयोजन के-लिष सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्यं उस अधिकारी से है जिसे 
सरकार द्वारा किसी चिंयुम्न अथवा आद्रेश के<अन्त्रीत भण्डार के विक्रय अथवा निस्तारण के लिए अधिकृत 
किया गया हो। 

निष्प्रयोज्य भण्डार/केव्विकय के अधिकार शासन द्वारा निम्नलिखित स्तरों पर निर्धारित सीमा तक 
अनुमन्य क्रायो(गया हैं“ 

4- कार्यालेय़ोछ्र्यक्ष :£ रैक लाख /से अनुर्धिक मूल्य के भण्डार तक। इस प्रतिबन्ध के साथ कि फालतू भण्डार 

का विक्रेय 20 प्रेतिशत से/अ्ष्धिक हासित मूल्य पर किया जाय। 

2-\विभागाध्यक्ष४- हैं लाखेज्से ऊंपर किंतु रैं5 लाख से अनधिक मूल्य के फालतू भण्डार का विक्रय, 20 

प्रतिशत से अनधिकु/हासिन मूल्य पर| 

3) प्रशासकीय विभार्गच्द्धोरा” रैं5 लाख से ऊपर के निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री की अनुमति उपर्युक्त 

प्रतिबन्धों के अंतर्गेल्लु/प्रदान की जायेगी किन्तु रैं25 लाख से ऊपर के निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु 
प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव /सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा | 
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच, भाग-4 के परिशिष्ट-49(घ) में उल्लिखित सार्वजनिक नीलामी के 
संबंध में मुख्य नियम निम्नवत्‌ हैं : 

4. जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि स्टाक में वाहन, औजार तथा संयंत्र आदि वस्तुएँ विभाग की आवश्यकता से 
अधिक हो गयीं हैं या पुनः प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो गयी हैं तो इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को 
दी जानी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा यथा आवश्यक 
नीलामी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा । 
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2. आवश्यकता से अधिक सामानों के निस्तारण हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-4 के 
परिशिष्ट-49 डी में दिये गये प्रपत्र-ए पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जायेगी। स्टाक में उपलब्ध सभी सामानों 
को अतिशेष में शामिल कर लिया गया है यह सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ इस रिपोर्ट पर अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर किया जाना चाहिए | 

3. यदि नीलामी के लिए चिन्हित भण्डार मरम्मत के पश्चात व्यवहार में लाये जा सकते हैं क्लो"ऐसी वस्तुओं 
की सूची प्रथमतः मूल विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों, में षरिषंत्र से सूचित 
कर दिया जाएगा ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग उन कार्यालयों में किया जा->सके। सूचना में 
भण्डार की दशा, मूल्य तथा हासित मूल्य भी बताए जायेंगे। वस्तुओं की नीलामी केवल तब की जानी 
चाहिए जब अन्य कार्यालय द्वारा उनकी अपेक्षा नहीं की जाती है। 

4. नीलामी के पहले विज्ञापन आदि के माध्यम से नीलामी की जाने वाली वस्तुं नीलामी की तिथि, समय 
तथा स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी द्वारो निर्धारित किए जाने वाले 
मूल्य की घोषणा भी की जानी चाहिए। नीलामी राजपत्रित अधिकारी/कीच्डर्बस्थिति में संचालित की जानी 
चाहिए, जो यह देखेगा कि समुचित बोली लगायी जाती है। 

5. सामान्यतः नीलामी अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार होगी किन्तु) अधिकीरी्ञषउच्चतम्र-बोली या किसी 
अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम बोली स्व्रीकोरू़ किये जाने की दशा मे 
इसके कारणों को उद्धृत किया जाना आवश्यक होगा।“संदेहपूर्ण एवं देर्धव्रेनायुक्त व्यक्तियों को बोली 
बोलने से मना किया जायेगा । 

6. नीलामी की बोली को स्वीकार करना सक्षम प्राधिकारीच्द्धारा तश्षक्षकतिपय ममिलों में सरकार द्वारा दिये 
जाने वाली स्वीकृति के अधीन होगा जिसे नीलोसी के समयेईहो स्पष्ट \क्र्‌”दिया जायेगा। {सक्षम 
अधिकारी द्वारा पूर्व में ऐसी वस्तुओं का अपल़िफ्ट (बोली औरस ,करने, कैम) तथा आरक्षित (रिजर्ब) 
मूल्यों को तय कर घोषित करने की व्यवस्था. कीक््जायेगी।$ 

7. प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ (स्वयं के लिएं ही ब्रॉली /लगौ<सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी 
बोली की धनराशि में किसी भी दशा में\किसी”कमी<परे-विचार नहीं किया जायेगा | 

8. कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर सेर्‍नीलौमी पर बोली”लगानें कै, लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब 
तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलोभी पर*छ्पस्थित है लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। 

9. जहाँ जैसे हैं (45 5 ९7९१७) की शर्त भिर्‌ वरंतुओं<का व्रिकय किया जायेगा। न्यूनतम बोली / कीमत 
को पूर्व में घोषित कर दिखच्ज़ाएगा | इसके लिए बोली षेंशी (विड रजिस्टर) फार्म पर बनाया जाएगा। 
प्रत्येक सामग्री या लाट<के लिए अलग-्षलेंग पृष्छों-.पुर विड लाये जायेंगे। कोई भी गारंटी या वारंटी 
नहीं होगी तथा कोई-षिकोस्रत स्कीकोर्थ-नहीं ,हौगी बोली बोलने वाले पूर्व में भण्डार की पूर्व जानकारी 
प्राप्त कर सकेंगे | 

40.जब सामान को“ ढेरे<(]0!) के स्थान पर माप तथा संख्या द्वारा नीलाम किये जाने का प्रस्ताव होता है तो 
इसकी घोषर्णा नीलामी क्रे\पूर्व की जानी चोहिए। ऐसे मामलों में बोली प्रत्येक संख्या एवं माप के लिए 
की जायेगी 

44.नीलामी:< संचेलिंत करिच/वाला अधिकारी यदि यह समझता है कि बोली लगाने वाले समूह (रिंग) गठित 
कर्‌_रहे\है्तथा इसके, पोरिणामस्विरूप नीलामी में प्रस्तावित सामान के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त किया 
जा सेकंगा तो“चहै-नीलामी की: स्थगित कर सकेगा | 

42'प़्रिसर में रखे गग्रे या बिज्ञापित किये गये किसी सामान को नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी 
बिज्ञा कारण बताये नील्मी)से रोकने के लिए अधिकृत होगा। 

१३.बोली के अंतिम होल्‌ ,ही)मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया 
जायेगा। इस हेतुँच्चेकेः बैंक ड्राफ्ट या हुंडी स्वीकार्य नहीं होंगे। नीलामी कराने वाला अधिकारी बिना 
कारण बताये ही अन्तिम बोली लगाने वाले व्यक्ति से 25 प्रतिशत के ऊपर वस्तु के पूर्ण कीमत तक की 
अर्नेस्ट मनी की मांग कर सकता है। 

44.अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली 
लगाने वाले को भण्डार बेचा जा सकेगा या पुनः नीलामी की जा सकेगी। अग्रिम धन जमा करने में 
असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध शासन को विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित 
रहेगा | 

45.बोली लगाने वाला व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह भारतीय 
दण्ड संहित की धारा-485 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए दायी होगा। 
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46.सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात शेष धनराशि को उसी जिले के कोषागार में सात 
दिनों के भीतर जमा किया जायेगा | 

47.यदि सफल बोली लगाने वाला निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल, रहता है तो 
उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया ज़ाथेगोा )साथ ही 
सामान को अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा किन्तु शरर्त-यह है कि 25 
प्रतिशत जब्त धनराशि को शामिल करते हुए उसकी बोली उच्चतम बोली लगाने (वालैश क्वारा प्रस्तावित 
बोली से कम नहीं होगा अन्यथा वस्तु की नीलामी पुनः की जानी चाहिए । 

48.सफल बोली को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला 
नीलामी के परिसर के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व पर सामान की अभिरक्षा की/उचित व्यवस्था कर 
सकेगा | 

१9.पूर्ण भुगतान के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा नीलाम की गयी वस्तु बोलीं लग्नाने वाले को उपलब्ध करायी 
जायेगी | 

20.सक्षम अधिकारी या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की उपस्थितिस्सुंवस्तु को परिसर से उठाया जा 
सकेगा | 

24.भुगतान हो जाने के सात दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा अन्यथा: सक्षम अधिकारी द्वारा माल 
स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत प्रतिदिनँच्क़ी-दर से९ (विक्रये मूल्य पर्‌) अंतिरिक्त प्रभार 
निर्धारित किया जा सकेगा। 

22.यदि शासन या सक्षम अधिकारी स्वीकृत बोली को अनुंसोदित नह्ीक्क़्रते हैं तोली) लगाने वाले के द्वारा 
जमा की गयी अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायेगी तथोचउसक प्रक्ष भें किया गंस नीलाम शून्य (नल एण्ड 
वायड) हो जाएगा | 

23.चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधिक्क्रे अधरीने-बकाया हो केल्लाकी होगी। 

24.गाड़ी नीलामी की दशा में रजिस्ट्रेशन पन्न एवे)अन्य अभिल्लेक क्रेता^कोच्दे/दिया जायेगा यदि वह वैध है। 
यदि वाहन के अभिलेख विभाग द्वारा नवीक्ीकृत नही |कैयये गये\हों त़ंथा इसे अपने व्यय पर क्रेता द्वारा 
नवीनीकृत किया गया हो तो इस कारण वीहन ,के सम्बन्ध में/कोई, दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

25.विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागार्ध्यक्ष/ सचिव _द्वास_ नामित व्यक्ति द्वारा पंचाट किया जाएगा 
जिसका निर्णय उभय पक्षों को“झ्ान्य)होगा। { 

26.किसी मुकदमे की स्थिति ड्ल्पन्न हीने षर्‌ «वादो संस्थित केरने के लिए क्षेत्राधिकार वह स्थान होगा जहाँ 
नीलामी की गयी हो। 

27.विक्रय लेखा का प्रारूप फार्म बी पैर-.तैंयार “किये जाना चाहिए। विक्रय लेखा उस अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षरित किया »जोचा चाहिएनचजो 5अतिशेर्ष सामान की रिपोर्ट के साथ विक्रय लेखा में की गयी 
प्रविष्टियों की बुले्चा क्ररने कच्ब्ाद बोली को)पर्यवेक्षण किया हो। किसी अन्य अधिकारी द्वारा सामान 
अवमुक्त किग्येज्ञाने की दशा में विक्रय़“लिखो$/की कालम-9 की प्रविष्टि को ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर 
से प्रमाणितू_किया”जायेगीत 

28.अप्रयोज्य, पुरानो या«्ावश्यकता_से अधिक घोषित करने वाले आदेश की प्रति महालेखाकार, उ0प्र0 को 
भेजी जौयैसी'। 

29.बोलीजैं`भाग ,लेत्ते की अनुर्मति दिये जाने के पूर्व बोली के प्रतिभागियों से यह लिखित रूप से प्राप्त 
किया जायेगा कि व्रे इन चियमों भें निर्धारित शर्तों एवं निबन्धनों को यथावत्‌ स्वीकार करते हैं। 

3 लिष्प्रयोज्य वोहनों की-नीलॉमी 

वाहन के निरश्र उप्रयोग के कम में एक ऐसी स्थिति आती है जब मरम्मत के पश्चात भी वाहन 

क्रा समुचित रूप सेच्चलेक्षपाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी मरम्मत पर होने वाला व्यय भी वाहन के 

पुस्तकीय मूल्य से अधिके होने की दशा में आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह उचित जान पड़ता है कि वाहन 

को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसके निस्तारण की कार्यवाही की जाय। साथ ही कभी-कभी किसी दुर्घटना में 

वाहन को अधिक क्षति पहुँचने /वाहन चालन मितव्ययी न होने सम्बन्धी विशेष कारणों से वाहन को 

निष्प्योज्य घोषित करने की आवश्यकता होती है। 

(क) निष्प्रयोज्य घोषित करने के मापदण्ड 

परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या 387/30-4-24 के एम-76 दिनांक 3 अक्टूबर, 4986 के 
अन्तर्गत वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करने के मापदण्ड निम्नवत्‌ निर्धारित किये गये हैं- 
(3) तीन टन व उससे अधिक क्षमता वाली डीजल मोटर गाड़ियाँ 
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(क) मैदानी क्षेत्र :- ऐसी गाड़ियाँ जो मैदानी भाग पर कम से कम 45 वर्ष चल चुकी हों अथवा उन्हें 4.50 
लाख किमी0 की दूरी तय कर ली हों, उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। 
(ख) पहाड़ी क्षेत्र :- पहाड़ी मार्ग पर कम से कम दस वर्ष तक चल चुकी अथवा 3.25 लाख क्रिमी0 की दूरी 
तय कर चुकी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। 
(2) तीन टन व उससे अधिक क्षमता वली पेट्रोल चलित गाड़ियाँ 
(क) मैदानी क्षेत्र :- मैदानी मार्गो पर कम से कम 42 वर्ष तक चल चुकी अथवा 2.25 लाखिशकिमी0 की तय 
कर चुकी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। 
(ख) पहाड़ी क्षेत्र :- पहाड़ी मार्गों पर कम से कम 8 वर्ष तक चल चुकी अथवा /60 लाख किमी0 की दूरी 
तय कर चुकी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने पर विचार किया जा सकताष्हे/ 
(3) तीन टन से कम क्षमता वाली सामान्य मोटर गाड़ियाँ 
(क) मैदानी क्षेत्र :- मैदानी मार्गों पर चलने वाली उन हल्की तथा सामान्य गाड़ियों को, जो कम से कम 40 
वर्ष तक चल चुकी हों या उन्होने 4.75 लाख किमी0 की दूरी तय कए“ली<हो# निष्प्रयोज्य घोषित करने पर 
विचार किया जा सकता है। 
(ख) पहाड़ी क्षेत्र :- पहाड़ी मार्गो पर चलने वाली उन हल्की त्थौक्त्सामोन्य गाड़ियों को ज़ो कम से 8 वर्ष 
चल चुकी हों या जिन्होने 450 लाख किमी0 की दूरी तय कर्‌ ली हो निष्प्रयोल्य”घोषितक््करने पर विचार 
किया जा सकता है। 
4) मोटर साइकिल / स्कूटर- 3.5 हार्स पावर या अधिक/शक्ति कै इंजन वाली गाड़ियों को 4,00,000 (एक 
लाख) किमी0 की दूरी तय करने अथवा 5 वर्ष की अवृधि'ूर्ण/करने-के उपरान्त्‌/निष्प्रैयोज्य घोषित करने पर 
विचार किया जा सकता है। 
(6) जीप अथवा गाड़ियों द्वारा खीचे जाने वाले ट्रेलर- मैदानी. मार्शी>पर 42चवर्ष*तंथा पर्वतीय मार्गो पर 40 
वर्ष चलने के उपरान्त ट्रेलर को निष्प्रयोज्य घोषित कारने पुर विचौर किया जैए सेकता है । 
उपरोक्त प्रस्तर ($) से (5) तक द्विये गेये मापदण्ड सरर्बेधित^वोहच/के सामान्य चालन के संदर्भ में 

है। राजकीय वाहन के दुर्घटना हो जाने“अथेक्ा~“किसीव्रिशेष' परिस्थितियों में वाहन का संचालन व मरम्मत 
मितव्ययी न होने की दशा में, परिवहनर्‍्आयुवैत द्वारा गठिल्त तकनीकी अधिकारियों की एक समिति द्वारा की 
गई प्राविधिक जाँच के आधार पर परिवहने”आयुर्क्त, उ0प्र0 द्वारीश्सम्बधित वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किये 
जाने पर विचार किया जा सकता<्ै। 

उक्त कार्य हेतु गठित च्समिति”के सद्स्य निम्नानुसार होंगे | 
(3) संभागीय परिवहन अधिकारी\अथवा एसक्रे हरा नमसित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / 

प्रवर्तन / प्राविधिक) | 

(2) क्षेत्रीय सेवा प्रबंधक्र उत्तर प्रदेश सड़ेक़ परिवहेनेनिगम | 
(3) संबंधित क्षेत्र के संभीगीय निरीक्षक7 सहार्यक सेंभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | 
(ख) सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित्र करने/का अधिकार 

शासत्तादेश सेंख्या/2747,/30-4-\97724 के0एम0-76, दिनांक 4-40-9 के द्वारा पूर्व व्यवस्था को 
संघोधित क़रते/हुएँ मंडलोयुक्तों के क्षेत्रान्तर्गत मंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय सरकारी गाड़ियों को 
निष्प्रयोज्य \घोष्रित करने्ष्के” लिए“संबंधित्त मण्डलायुक्तों को अधिकृत किया गया है तथा विभागाध्यक्षों के 
मुख्यालय स्तरीय ,गौड़ियों' को /्िष्प्रयोजय घोषित करने का अधिकार संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदान किया 
गर्या है। गाड़ियों को, निष्प्रयोज्य घोषित करने के क्रम में निर्धारित प्रमाणपत्र भी उन्हीं के स्तर से निर्गत 
किया जायेगा | 

किसी सरकारी, वाहे. को निष्प्रयोज्य घोषित करने विषयक निष्प्रयोज्य प्रमाणपत्र में मण्डलायुक्त / 
व्रिभागाध्यक्ष द्वारा यह सषट उल्लेख किया जाना चाहिए कि वाहन का निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना 
आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययी है। निष्प्रयोज्य प्रमाणपत्र में यह भी प्रमाणित किया जायेगा कि वाहन के 
मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि (ईधन को छोड़कर) वाहन के वर्तमान कय मूल्य के धनराशि के 65 
प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रमाणपत्र में वाहन के न्यूनतम अपेक्षित मूल्य का भी उल्लेख किया जायेगा। 
(ग) वाहन के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण सम्बन्धी नियम 

न्यूनतम मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया को शासनादेश संख्या-2747,/30-4-97-24 के0एम0,/ 76, 
दिनांक 04 अक्टूबर, 4997 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए वाहन 
के जीवनकाल और उसके द्वारा तय की गयी दूरी दोनों मापदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा। वाहन द्वारा 
दोनों मापदण्डों को अक्षरषः पूरा करने की दशा में उसका न्यूनतम मूल्य उसके वर्तमान क्रय मूल्य के 40 
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प्रतिशत के बराबर होगा। यदि वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते समय दोनों में से किसी एक मापदण्ड की 
पूर्ति नहीं हो रही है तो मापदण्ड की पूर्ति में जितनी कमी होगी उस अनुपात में वाहन का न्यूनतम मूल्य बढ़ 
जायेगा। मापदण्डों के पूरे होने की स्थिति में तकनीकी जाँच और न्यूनतम मूल्य के निर्धारण, में प्राविधिक 
निरीक्षकों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। मापदण्डों के पूरे न होने की स्थिति में विभागोध्य़रक्ष द्वारा 
न्यूनतम मूल्य परिवहन आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से निर्धारित (किया जायेगा | 
वाहन निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त आयुक्त /विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुत्तिश्चिल्ल तकिया जायेगा 
कि वाहन के मरम्मत एवं ईधन पर कोई धन व्यय न किया जाय तथा वाहन की नील्लामी तीन माह के 
अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाय। 
उपरोक्त आदेश सचिवालय की गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे। 
(घ) वाहनों की नीलामी 
परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेष संख्याः 4944 / 30--4--2002--88 /490; दिनांक 5 अगस्त, 2002 
में सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी के सम्बन्ध में ,व्यवैस्था” है। विभागाध्यक्ष, शासनादेष 
संख्या- 387//30-4-24 के.एम. / 86, दिनांक 34 अक्टूबर, 4986 कै€अनुसार, वाहनों को पूर्व की भाँति 
संलग्न प्रपत्रानुसार निष्प्रयोज्य घोषित करेंगे । राज्य मुख्यालय लखनऊ में) स्थित शोस्रन एवं/विभागाध्यक्ष स्तर 
पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों की नीलामी निम्न समिति के माध्यम्‌ से किये ज़ाने क/व्यवस्थीच्है- 
(क) शासन स्तरीय समिति 
परिवहन आयुक्त या उसके प्रतिनिधि अध्यक्ष 
विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष क कार्यालय में परिव्रहनै=की व्यक्स्था का क़र्ये< देखने वाले | सदस्य 
राजपत्रित प्रभारी जिसे विभागाध्यक्ष नामित करेंगे 
परिवहन आयुक्त कार्यालय में नियुक्त तकनीकी कर्मचारी ओधिक्रोरी ,जोरसक्ायक संभागीय | सदस्य 
निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो 
(ख) लखनऊ, कानपुर एवं इलाहाबाद स्थित विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति 
विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित अधिकारीनजी अत्ि०/विभागाध्यक्ष्‌ से “कैम स्तर का न हो। अध्यक्ष 
कार्यालयाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित“अधिकारी सदस्य 
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ, इलाहाबो/ कानपुस्द-उंसक द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य 
/ कर्मचारी, जो सहायक सम्भागीय निरीक्षक (्रिविधिक) सै_निम् स्तर का न हो। 
2-जिले स्तर पर प्रयुक्त होने चाल्ऱराहनों. की<नीलामी जिला मुख्यालय पर तथा मण्डल स्तरीय अधिकारियों 
द्वारा प्रयुक्त वाहनों की<चीलॉम़ी मण्डल सत्ञरं के च्िम्त्ाक्रित समितियों द्वारा की जायेगी- 
(क) जिलास्तरीय समिति 
जिलाधिकारी अध्यक्ष 
संबंधित विभागीय अधिक़ोरी परिवह सदस्य 
संबंधित सम्भागीये्प्ररिवहन\ अधिकारी / संभागीय सहायक अधिकारी या उसक द्वारा नामित | सदस्य 
अधिकारी / कर्मचारी जो-सहायेक्र सम्भौरी>निरीक्षक (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो। 
(ख) मण्डल स्तरीय समिति 
मण्ड्ञायुक्त अध्यक्ष 
संबंधितेऽविभागीर्य अधिकारी सदस्य 
संबंधित सम्भागीय अंधिकारी\षरिविहन अधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य 
जोरसहायक संभागीय /निरीक्षके (प्राविधिक) से निम्न स्तर का न हो। 
3)जनपद एवं मण्डल ््तेर पर नीलामी की कार्यवाही प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य की 
जायेगी | परिवहने्ञव्रिभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिलाधिकारी / 
मण्डलायुक्त से संपक करक प्रत्येक त्रैमास हेतु नीलामी की तिथि निश्चित करें एवं उनकी सूचना 
संबंधित सभी अधिकारियों को दें । 
4-विभागाध्यक्ष द्वारा निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी करने से पूर्व न्यूनतम मूल्य का निर्धारण परिवहन 
आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ठहराए गए मूल्य के आधार पर किया जायेगा | 
5-विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रयोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी 
नीलामी किया जाना सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक दशा में 6 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर 
देंगे | 
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शासनादेशों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य किये जाने वाले वाहन का न्यूनतम मूल्य वाहन के वर्तमान मूल्य 
के 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वाहन के नये यूरो माडल बाजार में आ जाने से पुराने निष्प्रयोज्य 
वाहन के बाजार मूल्य में गिरावट आयी है जिससे सरकारी वाहनों का न्यूनतम नीलामी मूल्य प्राप्त कर पाना 
मुश्किल हो रहा है। इस कम में परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-4288 (44) / 30,429002:-24 के0 
एम0 / 76, दिनांक 44 जून, 2002 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए, मामदएडे निर्धारित 
किया गया है कि निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य _के रूपमे रखा जाय 
और यह प्रयास किया जाय कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही वाहन की नीलामी की ज्यय'। यदि स्थानीय 
समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहज्ञ की नीलामी संभव न हो 
और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौत्रिक स्थिति एवं बाजार 
मूल्य के दृष्टिगत उचित है तो प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम किया जो सेकता है। 

नये वाहन के क्रय हेतु धन के आहरण के पूर्व निष्प्रयोज्य वाहन” की& नीलामी एवं विकय से प्राप्त 
धनराशि राजकोष में अवश्य जमा हो जानी चाहिए। अतः इस संबंध में/शासन-द्वारा अब यह स्पष्ट निर्देश दे 
दिये गये हैं कि नये वाहन हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के समयझआहेरण वितरण अधिकारी इस बात 
का भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि निष्प्रयोज्य वाहन की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर/नीलामी करा दी 
गयी है तथा प्राप्त विक्रय राशि राजकोष में जमा करा दी गयी _है। 
4. कम्प्यूटर एवं उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य/करने की प्रक्रिया 

शासनादेष सख्या ॥393,778--2--2077-26 आ(ई०टी॥/ 2004दिनांक 20 सितम्बर 2077 द्वारा 
कम्प्यूटर एवं उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य” घोषित कियेञ्ञजाने की «नीलिं निम्नवत्‌ निर्धारित की 
गयी है- 
* विभागों में स्थापित 6 वर्ष पूर्व क्रय किये गये कम्प्यूटर /सहेरवर्ती? उपकरण जो कार्य करने योग्य न रह 

गये हो और उनका अनुरक्षण सम्भव न हो-उन्हेंअनिष्प्रय्नोज़्य घोषित (कियोंशजों सकता है। 

ई कम्प्यूटर / सहवर्ती उपकरणों का वार्षिक हासे मूल्य_प्रति 40 .ग्रीतिषेत-दर को आधार मानते हुये किया 


जायेगा | 
- निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिये विभिन्न स्तऱें पर सेमितिय्रौं को) गठन निम्नवत्‌ किया जायेगा- 
| स्तर | अध्यक्ष, | सद्स्य() „सदस्य (2) सदस्य (3) | सदस्य (4) 
शासन सम्बन्धित विभोभ्‌ / प्रमुख स्रेद्चिवः |भ्रसुख/सचिव उपमहानिदेषक, s 
के प्रमुख सेचिक्र | आइठही0 एवं | वित्तँ विभाग एन0आई0सी० 
/ सचिव इले09विभाग द्वारा नामित अथवा उनके 
अथवा उके. ५/| प्रतिनिधि द्वारा नामित 
द्वारा ज़ासिते प्रतिनिधि 
प्रतिनिधि 
विभागाध्यक्ष / व्रिभागाध्यक्ष विभाग,के वित्त | विभाग में तदैव 
कार्यालयाध्यक्ष नियंत्रक / वित्त | कार्यरत तकनीकी 
ऐ्रं लेखा प्रभाग | विषेषज्ञ 
| के प्रमुख 
राज्य सरकार के सम्बन्धित संगठन के संगठन के तदैव ः 
निर्यत्रणाधीन संगठ | संगठन कैश्सुख्य | वित्त एवं लेखा | तकनीकी प्रभाग 
गाम खोक उपक्रम/ कार्यकारी प्रभाग के प्रमुख | के प्रमुख 
/ निकाय अधिकारी 
/परिषद्‌/ अँध्िकोरी 
सवायतषासी निकाय 
आदि 
जनपदीय संबंधित जिले | संबंधित जिले | संबंधित विभाग | संबंधित जिले | एनआईसी 
कार्यालय का जिलाधिकारी | का सीडीओ का जिला स्तरीय | का वरिष्ठ / का 
अधिकारी मुख्य जनपदीय 
कोषाधिकारी अधिकारी 
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